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   बिहार में कल्याणकारी योजनाओं के लिए विशेष शिविर का आयोजन   

भारत  सरकार  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  समय-समय  पर  आम  नागरिकों  के  उत्थान,  सामाजिक  सुरक्षा  और  आर्थिक

सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम

पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का पहिया पहुंचाना है। बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में भी इन योजनाओं का क्रियान्वयन

बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ा

जा सके। इसी कड़ी में पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में एक विशेष पहल की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों

को  केंद्र  और राज्य  सरकार  की  विभिन्न  कल्याणकारी  योजनाओं  से  सीधे  तौर  पर  जोड़ना  है।  प्रशासन द्वारा  यह सुनिश्चित

करने  का प्रयास किया जा रहा  है  कि कोई भी  पात्र  व्यक्ति  योजनाओं  के  लाभ से  वंचित न रहे,  जिसके  लिए जमीनी स्तर पर

व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता के अभाव और जानकारी की कमी के कारण अक्सर लोग

सरकारी  दफ्तरों  के  चक्कर काटते  रहते  हैं  और उन्हें  समय पर  योजनाओं  का  लाभ नहीं  मिल पाता  है।  इस समस्या  के  स्थायी

समाधान के  रूप  में  सहयोग सह जनकल्याण शिविरों  की  रूपरेखा  तैयार  की  गई है,  जिससे  शासन और प्रशासन की  पहुंच  आम

जनता के और अधिक करीब हो सकेगी। इन शिविरों के माध्यम से न केवल नई योजनाओं के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे,

बल्कि पुरानी और लंबित समस्याओं का भी मौके पर ही समाधान करने का संकल्प लिया गया है। यह पहल उन लाखों नागरिकों

के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है जो लंबे समय से आवास, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ी सरकारी मदद का इंतजार कर रहे

हैं।

   17 और 18 जून को प्रखंड स्तर पर लगेंगे जनकल्याण शिविर   
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बेतिया जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना और नवीनतम अपडेट (latest update) के अनुसार, पात्र नागरिकों

को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आगामी 17 और 18 जून को सभी प्रखंडों में विशेष  सहयोग सह जनकल्याण शिविर 

आयोजित किए जाएंगे। इन दो दिनों के भीतर प्रखंड मुख्यालयों में  विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि दूर-दराज के गांवों से आने

वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस मेगा अभियान की रूपरेखा और तैयारियों को अंतिम रूप देने

के  लिए  हाल  ही  में  एक  महत्वपूर्ण  समीक्षा  बैठक  आयोजित  की  गई।  इस  बैठक  की  अध्यक्षता  बेतिया  के  जिलाधिकारी

तनरजोत सिंह ने  की,  जिसमें  जिले  के  सभी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों  ने  हिस्सा लिया और शिविर के  सफल संचालन के

लिए  अपनी  जिम्मेदारियों  का  जायजा  लिया।  जिलाधिकारी  ने  सभी  संबंधित  विभागों  को  निर्देश  दिए  हैं  कि  वे  इन  दो  दिनों  में

अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंचें और शिविरों के आयोजन को एक उत्सव या अभियान के रूप में लें। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले

लोगों को अक्सर अपने ब्लॉक या अनुमंडल कार्यालय तक जाने के लिए परिवहन और समय की समस्या का सामना करना पड़ता

है,  जिसे  ध्यान में  रखते  हुए यह शिविर उनके  घर के  समीप यानी प्रखंड स्तर पर लगाए जा रहे  हैं।  प्रशासन ने  आम जनता से

अपील की है कि वे  इस निर्धारित तिथि (17-18 जून 2026) का पूरा लाभ उठाएं और अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों  के साथ

समय पर शिविर में  उपस्थित हों। शिविर के दौरान सुबह से लेकर शाम तक काउंटर खुले रहेंगे,  जिससे सभी आवेदकों  को अपनी

बारी का इंतजार करने और अपने आवेदन पत्र जमा करने का पर्याप्त समय मिल सके।

   पीएम किसान, आयुष्मान और आवास योजना का मिलेगा लाभ   

इन विशेष जनकल्याण शिविरों  में  देश और राज्य की सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

इनमें  मुख्य  रूप  से  प्रधानमंत्री  किसान  सम्मान  निधि  योजना  (PM  Kisan  Samman  Nidhi  Yojana),  आयुष्मान  भारत

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat Yojana) और प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas

Yojana) शामिल हैं। इन तीनों योजनाओं का विवरण और इनसे जुड़े लाभ निम्नलिखित हैं:

 >> प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना:इस योजना के तहत देश के पात्र किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती

है।  शिविर  में  उन  किसानों  की  समस्याओं  का  समाधान  किया  जाएगा  जिनकी  किस्तें  अटकी  हुई  हैं  या  जिनका  डेटा  सत्यापन

(status check) लंबित है। इसके अलावा, नए आवेदकों के पंजीकरण की भी सुविधा उपलब्ध होगी।

 >> आयुष्मान भारत योजना:इस स्वास्थ्य योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज

मिलता है। शिविर में छूटे हुए पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card apply online) बनाया जाएगा ताकि वे

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आश्वस्त हो सकें।

 >> प्रधानमंत्री आवास योजना:बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान देने के लिए यह योजना वरदान

साबित हो रही है। इस शिविर के माध्यम से आवास योजना की नई सूची (PDF list) में  नाम जुड़वाने, पुरानी किस्तों  के भुगतान

और नए आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

इन प्रमुख योजनाओं के अलावा, अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित सेवाएं भी

शिविर स्थल पर ही प्रदान की जाएंगी, जिससे नागरिकों को व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचेगा।
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इस बीच,  आवास और किसान योजनाओं  से  जुड़े  विभिन्न  पहलुओं  पर विस्तृत  जानकारी  के  लिए आप इन विशेष लेखों  को  पढ़

सकते हैं:

 >> बड़ी खबर!  10 लाख तक लोन बिना गारंटी, ऐसे करें आवेदन   मुद्रा लोन योजना 2026

   वंचित लाभार्थियों को जोड़ने और लंबित मामलों के निष्पादन का ल   

जिलाधिकारी तनरजोत सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया कि इस विशेष अभियान का मूल उद्देश्य

उन सभी पात्र और जरूरतमंद लोगों को योजनाओं की परिधि में लाना है, जो अब तक किसी न किसी कारणवश सरकारी सहायता

से वंचित रह गए हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जागरूकता की कमी, तकनीकी खामियों या गलत जानकारी के कारण जरूरतमंद

लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से महरूम रह जाते हैं। ऐसे वंचित परिवारों को चिन्हित कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए यह

शिविर एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेंगे। इसके साथ ही, शिविर का एक अन्य प्रमुख लक्ष्य विभिन्न सरकारी कार्यालयों में धूल

फांक  रहे  लंबित  आवेदनों  और  मामलों  का  त्वरित  निष्पादन  (quick  disposal)  करना  है।  कई  महीनों  या  सालों  से  अटके  हुए

मामलों को इन दो दिनों के भीतर निस्तारित करने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। चाहे वह किसान सम्मान निधि का रुका

हुआ  पैसा  हो,  आवास  योजना  की  किस्त  हो  या  फिर  राशन  कार्ड  से  जुड़ा  कोई  मामला,  इन  सभी  समस्याओं  का  मौके  पर  ही

समाधान  किया  जाएगा।  इससे  न  केवल  आम  जनता  के  समय  और  धन  की  बचत  होगी,  बल्कि  सरकारी  प्रणालियों  में  भी

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर एक लंबित मामले की समीक्षा की जाए और अगर

कोई आवेदन अस्वीकार भी हो रहा है, तो उसका कारण स्पष्ट रूप से लाभार्थी को बताया जाए ताकि वे भविष्य के लिए अपनी

तैयारी कर सकें।

   एक ही छत के नीचे आवेदन, ई-केवाईसी और दस्तावेज सत्यापन की सुव   

आम जनता की  सबसे  बड़ी  शिकायत यह होती  है  कि  उन्हें  एक छोटे  से  काम के  लिए अलग-अलग कार्यालयों  और विभागों  के

अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी दस्तावेज सत्यापन (document verification) के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है, तो कभी

ई-केवाईसी (e-KYC) के लिए जन सेवा केंद्र या साइबर कैफे के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। इस समस्या का समाधान करते हुए

जनकल्याण शिविरों में   एक ही छत के नीचे  सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इन शिविरों में  आने वाले

नागरिकों को आवेदन पत्र प्राप्त करने से लेकर, उसका निबंधन (registration), दस्तावेज सत्यापन, ई-केवाईसी, स्वीकृति और

यहां तक कि लाभ वितरण तक की प्रक्रिया के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शिविर स्थल पर ही इंटरनेट और

कंप्यूटर  की  पूरी  व्यवस्था  की  जाएगी  ताकि  बायोमेट्रिक  प्रमाणीकरण  और  ऑनलाइन  आवेदन  तुरंत  सबमिट  किए  जा  सकें।

संबंधित विभागों के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे जो दस्तावेजों की जांच कर तत्काल प्रभाव से उन्हें मंजूरी देंगे।

इस एकीकृत प्रणाली (integrated system) से पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय कई हफ्तों या महीनों से घटकर मात्र कुछ

घंटों  का  रह  जाएगा।  नागरिकों  को  सलाह  दी  जाती  है  कि  वे  अपने  साथ  आधार  कार्ड,  बैंक  पासबुक,  आय प्रमाण  पत्र,  जाति

प्रमाण पत्र  और निवास प्रमाण पत्र  जैसे  जरूरी  दस्तावेज साथ लेकर आएं,  ताकि सत्यापन कार्य में  किसी प्रकार की बाधा
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उत्पन्न न हो।

   सुचारू संचालन के लिए हर योजना के लिए अलग काउंटर की स्थापना   

शिविरों में  उमड़ने वाली भारी भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए बेतिया प्रशासन ने एक अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवस्थित

दृष्टिकोण अपनाया है। शिविर स्थल पर प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग काउंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है,

जिससे लोगों  को अपनी योजना से  संबंधित जानकारी और सेवा प्राप्त करने  में  आसानी होगी। उदाहरण के लिए, पीएम किसान

योजना के लिए एक अलग काउंटर होगा, आयुष्मान भारत योजना के लिए दूसरा काउंटर होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के

लिए एक अलग काउंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा, सामान्य पूछताछ और शिकायत निवारण के लिए भी हेल्प डेस्क स्थापित

किए जाएंगे। प्रत्येक काउंटर पर एक जिम्मेदार नोडल पदाधिकारी (Nodal Officer) की तैनाती की जाएगी, जो उस काउंटर से

संबंधित सभी कार्यों की निगरानी करेंगे और आवेदकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारियों

के साथ-साथ तकनीकी स्टाफ और डेटा एंट्री ऑपरेटर भी मौजूद रहेंगे ताकि आवेदनों को तुरंत ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया

जा सके। अलग-अलग काउंटर होने से न केवल सोशल डिस्टेंसिंग और अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि काउंटर पर

कतार  में  खड़े  लोगों  को  भी  यह  स्पष्ट  रहेगा  कि  उन्हें  अपने  काम  के  लिए  कहां  जाना  है।  इस  तरह  की  सूक्ष्म  योजना

(micro-planning) शिविरों को पूरी तरह से पारदर्शी, कुशल और परिणाम-उन्मुख बनाएगी।

   जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति हुई अनिवार्य   

इस मेगा अभियान की सफलता पूरी तरह से प्रशासनिक इच्छाशक्ति और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती

है।  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए,  जिला  प्रशासन  ने  सभी  संबंधित  विभागों  के  जिला  एवं  प्रखंड  स्तरीय  अधिकारियों  की  शिविर  में

उपस्थिति को अनिवार्य (mandatory) कर दिया है।  किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता माना

जाएगा।  समीक्षा  बैठक के  दौरान  जिलाधिकारी  ने  उप  विकास आयुक्त  (DDC) काजले  वैभव नितिन,  नगर आयुक्त  शिवाक्षी

दीक्षित, अपर समाहर्ता राजीव रंजन सिन्हा सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं  कि वे अधिकतम

पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समन्वित (coordinated) रूप से कार्य करें। सभी विभाग एक टीम के

रूप में  काम करेंगे ताकि आवेदनों के सत्यापन या मंजूरी में  विभागीय तालमेल की कमी आड़े  न आए। प्रखंड विकास पदाधिकारी

(BDO), अंचल अधिकारी (CO), बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) और पंचायत सचिवों को अपने-अपने क्षेत्र में इन

शिविरों  के  प्रचार-प्रसार और सुचारू  संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उच्च अधिकारियों  की उपस्थिति से  निर्णय लेने  की

प्रक्रिया तेज होगी और मौके पर ही जटिल मामलों का निस्तारण संभव हो सकेगा। यह कदम यह भी दर्शाता है कि सरकार और

प्रशासन आम जनता की समस्याओं के प्रति कितने गंभीर और संवेदनशील हैं।
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   आपके सवाल, हमारे जवाब   

हाँ, यह विशेष सहयोग सह जनकल्याण शिविर विशेष रूप से बेतिया (पश्चिम चंपारण) जिले के पात्र नागरिकों के लिए आयोजित

किए  जा  रहे  हैं।  जिले  के  सभी  प्रखंडों  में  रहने  वाले  लोग  अपने  संबंधित  प्रखंड  कार्यालय में  17  और  18  जून  को  जाकर  इन

योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

आपको अपने  साथ आधार कार्ड,  बैंक पासबुक की फोटोकॉपी,  निवास प्रमाण पत्र,  आय प्रमाण पत्र,  पासपोर्ट  साइज फोटो

और जिस योजना  से  संबंधित  आवेदन करना  है  या  समस्या  है,  उससे  जुड़े  पुराने  दस्तावेज  या  रसीदें  साथ ले  जानी  चाहिए  ताकि

सत्यापन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके।
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